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 Bill
 में  जरूर  संशोधन  होना  चाहिए  ।  भ्रगर
 किसी  समय  इलेक्शन  कमीशन  समझे  कि
 उसमें  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीं
 है,  तो  वह  लिखित  कारण  दे  कि  संशोधन
 क्यों  नहीं  किया  गया  है।  मैं  समझता  हूं  कि
 प्रवर  समिति  की  श्रोर  से  जो  संशोधन  इस
 सदन  में  उपस्थित  होने  वाला  है,  उस  से  माननीय
 सदस्य  का  उद्देश्य  पूरा  हो  जायेगा  ।

 मैं  देखता  हूं  कि  कोई  भी  विधेयक  जब
 इस  सदन  के  सामने  आता  है,  तो  हमारे  बहुत
 से  भाननीय  सदस्यों  को  उस  में  दुर्गंध  मालूम
 होती  है  मालूम  नहीं  कि  दुर्गध  उनके  नाक
 में  है  या  दिल  में  है।  वे  हर  एक  विधेयक  के
 बारे  में  सोचते  हैं  कि  उससे  शासनारूढ़  पार्टी
 का  कोई  हित  होने  वाला  है  |  लेकिन  यह
 संशोधन  तो  बिल्कुल  सीधा-सादा  है--  यह
 सदन  उसको  माने  या  न  माने,  वह  अभलग  बात
 है---कि  श्रगर  इलेक्शन  के  सम्बन्ध  में  काम
 करने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध
 झूठा  दोषारोपण  किया  जाये  और  प्रदालत
 में  साबित  हो  जाये  कि  वह  श्रारोप  झूठा  है,
 तो  उस  को  करप्ट  प्रैक्टिस  माना  जाये।  मैं
 नहीं  समझता  विः  इस  का  विरोध  क्‍यों  किया
 जाता  है  ।  यहां  पर  हमें  बोलने  की  प्राजादी
 है,  हम  किसी  के  खिलाफ़  कुछ  भी  कह  सकते
 हैं,  लेकिन  बाहर  अगर  किसी  पर  झूठा  आरोप
 लगाया  जाये,  जिनके  ऊपर  चुनाव  को  चलाने
 की  जिम्मेदारी  है,  भ्रगर  वे  श्रदालत  में  जाकर
 किसी  आदमी  पर,  किसी  कंडीडेट  या  वोटर
 द्वारा  झूठ  आरोप  लगाये,  तो  इसको  करप्ट
 प्रक्टिस  थाना  जाये,  इस  में  क्‍या  बुराई  है  i
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 मैं  समझता  हुं  कि  इस  बिल  पर  जब
 प्रवर  समिति  की  रिपोर्ट  श्रौर  सरकार  के
 द्वारा  जो  पियुपिल्ज़  रिप्रेज़न्टेशन  एक्ट  प्राने
 वाला  है,  उस  समय  हमारे  माननीय  सदस्य
 इस  पर  विचार  करेंगे।  भ्रन्त  में  मैं  माननीय
 बड़े  साहब  से  यह  कहूंगा  कि  हर  [वात  में
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 दुर्गन्‍्ध  बताना,  नाक  के  सामने  कोई  दुर्गंन्ध  हो
 तो  ठीक  है,  लेकिन  हर  बात  में  दुग्गंन्ध  श्रनुभव
 करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  रघुनायथ  सिह  (वाराणसी)  :  बड़े
 जी  ने  बहुत  लम्बी  चौड़ी  बड़ी  भाषा  में,
 लम्बी  चौड़ी  भाषा  में  कांग्रेस  पर  दोष  लगाया
 है  ।  कांग्रेस  लोगों  को  रुपया  देती  है,  पैसा
 देती  है।  अनेकों  प्रकार  से  प्रभावित  करती
 है  हि  बात  कुछ  उल्टी  है  ।  अगर
 झाज  किसी  के  पास  पैसा  है  तो  जनसंघ  के  पास
 सब  से  ज्यादा  पैसा  है  बल्कि  उसके  पास
 बहुत  से  ऐसे  मामले  हैं  जो  मनुष्य  की  घारमिक
 भावनाझ्रों  को,  साम्प्रदायिक  भावनाश्रों  को
 उभार  कर  लोगों  को  उद्बेलित  करते  हैं  कि
 कांग्रेस  के  खिलाफ  वोट  दो,  जो  कि  कांस्टी-
 चूशन  के  खिलाफ  बात  है  4  कांग्रेस  गवर्न  मेंट
 को  धन्यवाद  दी  जिये।  उस  ने  हर  एक  नागरिक
 में,  भारतवर्ष  की  जनता  में  इतनी  चेतना
 उत्पन्न  कर  दी  है  कि  ग्राज  जनता  पुलिस  से
 नहीं  डरती,  मोटर  से  नहीं  डरती,  झण्डे  से
 नहीं  डरती,  मिनिस्टर  से  नहीं  डरती  i  झीर
 यदि  पुलिस  को  साथ  लेकर  कोई  मिनिस्टर
 जाये,  तो  उस  मिनिस्टर  को  वोट  मिलने  वाला
 नहीं  है  1  पुलिस  हमारे  वास्ते  एडवान्टेज  की
 चीज़  नहीं  है  t

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आग  अभो  खत्म
 करना  चाहते  हैं,  या  भ्रागे  जारी  रखना  चाहते
 हैं  1

 श्री  रघुनायथ  सिंह  :  प्रागे  जारी  रखना
 चाहता  हूं  ।

 8.02  ह्,
 STATEMENT  RE.  BANNING  OF

 COW-SLAUGHTER
 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri

 Nanda);  A  demand  for  banning  the
 slaughter  of  cows  has  been  pressed
 over  the  last  several  years  in  one  form
 or  other  and  from  different  platforms.
 Government  have  been  aware  of  the
 need  for  taking  effective  steps  for
 banning  cow-slaughter,  organising
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 (Shri  Nanda]
 agriculture  and  animal  husbandry  on
 sound  lines  and  preserving  and  im-
 proving  the  breeds  of  cows  and  calves
 and  other  milch  and  draught  cattle.
 Our  Constitution  itself  directs  that
 such  steps  should  be  taken.  Some  of
 us  in  this  House  will  recall  that  art.
 48  of  the  Constitution,  which  lays
 down  the  Directive  Principle  of  State
 Policy  regarding  improvement  in  the
 breeds  of  cow  and  cattle  and  the  pro-
 hibition  of  cow  slaughter,  was  support-
 ed  by  almost  all  sections  of  opinion
 when  it  was  debateq  in  the  Constitu-
 ent  Assembly.  This  Directive  Princi-
 ple  recognises  the  importance  of  cattle
 Preservation  in  qa  country  the  economy
 of  which  is  predominently  agricultu-
 ral.

 After  the  Constitution  was  promul-
 gated,  a  large  number  of  States  enact-
 ed,  one  after  another,  legislation  to
 give  effect  to  the  principle  contained
 in  art.  48,  My  colleague,  Shri  Subra-
 maniam,  pointed  out  in  a  statement
 which  he  made  on  the  subject  in  the
 last  session  of  Parliament  on  August
 23,  1966,  that  Bihar,  Gujarat,  Madhya

 Pradesh,  Maharashtra  in  the  Vidarbha
 region,  Mysore  in  the  old  Mysore  area,
 Orissa,  Punjab,  Rajasthan,  U-P.,
 Jammu  and  Kashmir  and  Delhi  had
 imposed  total]  ban  on  cow  slaughter  as
 interpreted  by  the  Supreme  Court.
 Partial  ban  had  been  introduced  by
 Andhra  Pradesh  in  the  Telengana  re-
 gion,  in  Assam,  in  Madras,  in  Maha-
 Yashtra  in  the  former  Bombay  area
 and  in  West  Bengal.  He  had  also  said
 that  Government  would  bring  to  the
 notice  of  the  State  Governments  the
 need  for  having  legislation  in  terms  of
 the  Directive  Principle  of  State  Policy.

 In  pursuance  of  this  announcement,
 State  Governments  were  addressed  by
 the  Food  and  Agriculture  Ministry.
 I  also  addressed  the  Chief  Ministers  of
 State  Governments,  where  only  par-
 tial  ban  had  been  introduced,  as  well
 ag  Governments  of  Union  Territories
 on  8th  October,  +1966,  drawing  their
 attention  to  the  matter.  We  have  ask-
 ed  the  State  Governments,  where
 such  ban  does  not  exist  at  present,  to
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 bring  forward  legislation  for  the  pur-
 pose  of  prohibiting  the  slaughter  of
 cows  and  calves  and  other  milch  and
 draught  cattle,  As  far  as  the  Union
 Territories  are  concerned,  steps  to  un-
 dertake  appropriate  legislation  will
 be  taken  immediately.

 श्रो  रघुताथ  सिह  (वाराणसी)  :  कांग्रे-
 चुलेशन्ज,  श्रापको  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।

 श्री  बड़े  (खारगोनत)  :  मैं  यह  जानना
 याहता  था  कि  भ्रागरा  के  पास  हजरतपुर
 में  एक  बूचड़खाना  है,  जहां  32  करोड़  रुपये
 की  मशीन  है,  क्‍या  श्राप  उसको  बन्द  करते
 जारहहैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  का  इस  बयान
 से  क्‍या  ताल्लुक  है,  मशीन  लगी  है,  उस  के
 बारे  में  क्या  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  बड़े  :  मेरा  मतलब  है  कि  बूचड़खाना
 बन्द  करने  जा  रहे  हैं  कया  ?  जब  स्‍्लाटर
 बन्द  होगा  तो  बूचड़खाना  अपने  श्राप  बन्द
 हो  जायेंगे,  महाराष्ट्र  में,  गुजरात  में  कया
 बूचड़खाना  बन्द  करेंगे  ?

 Shri  Nanda:  These  are  side  ques-
 tions.  I  made  a  statement  of  policy
 on  the  subject.  It  is  not  a  question
 of  banning  slaughter  of  all  cattle,
 there  can  be  slaughter  houses  for
 other  purposes.

 Shri  Bade:  Cow  slaughter.

 Shri  Nanda:  That  is  not  right.  So,
 far  as  cow  slaughter  is  concerned,
 the  U.P.  Government  has  already  im-
 posed  a  ban,  Therefore,  nobody  can
 slaughter  a  cow  there  anywhere.

 डा०  गोविन्द  दास  (जबलपुर )  :  भ्रध्यक्ष
 जी,  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्री  जी
 ने  जो  यह  कहा  कि  जिन  प्रान्तों  में,  राज्यों  में
 ग्रव  तक  गऊ-कशी  चल  रही  है,  वहां  यह
 लिखा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कानून
 बनाये  जायें,  तो  भ्गर  कुछ  राज्यों  ने  हस
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 बात  को  नहीं  माना,  तो  क्या  सरकार  अपनी
 नीति  के  अनुसार  केन्द्र  में  इस  सम्बन्ध
 में  कुछ  करने  वाली  है,  या  नहीं  करने  वाली  है  ?
 अ्रगर  करने  वाली  है,  तो  यह  चूंकि  ग्रन्तिम
 अधिवेशन  है,  इस  श्रधिवेशन  में  इस  सम्बन्ध
 में  केन्द्र  की  ओर  से  कोई  कानून  पास  होने
 वाला  है  या  नहीं  होने  दाला  है  ?

 प्रध्यम  महोदय  :  उन्होंने  कह  दिया  है
 है  कि  सेन्टर  की  तरफ़  से,  केन्र  की  तरफ़  से
 जो,  यूनियन  टेरिटरीज  हैं,  उन  में  श्रभी  नियम
 बनायेंगे,  बाकी  जिन  स्टेट्स  में  पावन्‍्दी  है,
 वहां  पर  स्टेट्स  बनायेंगी,  लेविःन  जहां  पावन्दी
 नहीं  है,  वहां  ये  कायँत्राही  करेंगे  ।

 The  Minister  of  Labour,  Emplboy-
 ment  and  Rehabilitation  (Shri
 Jagjivan  Ram):  Let  public  opinion  be
 also  created  in  these  States.

 श्री  बागड़ी  (हिसार)  :  कया  गृह  मंत्री
 इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करेंगे  कि  गऊ
 आन्दोलन  के  तेहत  जिन  साधुओं  को  गिरफ्तार
 किया  गया  है,  जैसे  स्वामी  रामेश्वरानन्द  हैं,
 जो  इस  सदन  के  सदस्य  हैं,  दूसरे  लोग  हैं,
 इनकी  फौरी  रिहाई  और  जिन  पर  मुकदमे
 चल  रहे  हैं,  उन  मुकदमों  की  वापसी  के  लिये

 'कुछ  विचार  कर  रहे  हैं  ?  श्रगर  नहीं  कर
 रहे  हैं,  तो  क्‍यों  ?

 श्रो  नन्‍दा  :  मैं  इस  का  क्‍या  जवाब  दूं,
 पकड़े  भी  जाते  हैं  प्रोर  छुटते  भी  हैं  1  ये  शायद
 छूट  भी  गये  हैं  .

 श्री  बागड़ी  :  उनके  ऊपर  जो  मुकदमे
 चल  रहे  हैं,  उनको  वापस  ले  रहे  हो  क्‍या  ?

 श्री  त्यागी  (देहरादुन)  :  माफी  मांगेंगे
 तो  वापस  ले  लेंगे  ।  (व्यवधान)

 श्री  रास  सहाय  पाण्डेय  (गुना)
 जतवताधारण  की  भावना को  श्रात्मस्तात'  करते

 .हुए  केन्द्र  सरकार  ने  इसमें  जो  निर्णय  लिया  है,
 मैं  उत्के  लिये  बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  मैं
 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  प्रापने
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 उन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  है
 जहां  गऊ  वध  होता  है  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों
 को  लिखा  है,  वहां  क्या  आपने  कोई  ऐसी
 रेखा  भी  खींची  है  कि  कब  तक  यह  कार्य  सम्पन्न
 हो  जायेगा  ।  जो  लोग  इस  श्रान्दोलन  में  हैं,
 में  निवेदद  करना  चाहता  हूं  कि  उनको  भी
 बुला  कर  ऐसा  समाधान  किया  जाय,  ताकि
 देश  में  कोई  इस  प्रकार  का  वातावरण  पैदा
 न  हो,  जिससे  कुछ  कठिनाई  पैदा  हो  t

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सजेश्चन  है  t

 शी  प्रकातावीर  शास्त्रों  (बिजनौर)
 भ्रध्यक्ष  महोदय,  गृह  मंत्री  गुलगारीलाल  नन्‍्दा
 ने  परिस्थिति  की  भयंकरता  को  नहीं  श्रांका  ।
 7  नवम्बर  को  जो  प्रचण्ड  प्रदर्शन  पालियामेंट
 पर  होने  वाला  है,  उसको  ढीला  करने  प्रौर
 कमर  तोड़ने  के  लिये  यह  सारा  लचर  वक्तव्य
 दिया  है,  लेकिन  आपके  द्वारा  गृह  मंत्री
 श्रोर  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  इतना  कहने  की
 क्या  जरूरत  है  कि  लक्षर  वक्तव्य  दिया
 है  7

 श्रो  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  जी  हां  ।

 में  जानना  चाहदा  हूं  कि  यदि  केन्द्रीय
 सरकार  सचमुच  हृदय  से  इस  बात  में  विश्वास
 करती  है  कि  देश  में  गोवंश  की  हत्या  पर
 प्रतिंबन्ध  लगाना  चाहिये  तो  राज्य  सरकारों
 हारा,  जितको  गृह  मंत्री  ने  पीछे  भी  पत्र
 भेजे  हैं,  जैसे  कि  बंगाल  के  चीफ  मिनिस्टर  ने
 मना  किया  था  कि  मैंने  इस  पर  कोई  सहमति'
 नहीं  दी,  भ्रौर  भी  चीजें  हो  सकती  हैं  t  ऐसी
 स्थिति  में  राज्य  सरकारों  पर  इस  विषय  को
 न  छोड़  कर  केन्द्रीय  सरकार  कानून  बनाने  से
 क्यों  हिचकती  है  यदि  संविधान  में  संशोधन
 करने  ककी  श्रावश्यकता  होतो  जैसे  20  या  24
 बार  उस  में  संशोधन  किया  गया  है,
 22वें  बार  भी  किया  जा  सकता  है।  भ्रगर
 केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसा  न  किया  तो  मैं
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 [अओ  प्रकाशवीर  शास्त्री]
 निश्चित  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  जब  तक
 सम्पूर्ण  देश  में  गोवध  पर  प्रबन्ध  नहीं  लगाया
 जायेगा,  आन्दोलन  दरब्रस्ल  बढ़ता  जायेगा
 और  परिस्थिति  विषम  से  विषमतर  होती
 जायेगी  ।

 शो  जादेव  सिह  सिद्धान्ती  (झज्जर)  :
 मैं  श्री  नन्दा  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो
 गोवंश  दूध  देने  के  अयोग्य  हो  जाये,  बूढ़े  हो
 जायें  श्रथवा  बैल,  उन  के  वध  पर  भी  यह  लागू
 होगा  या  नहीं  t

 श्री  नन्‍्दा  :  मैंने  बतला  दिया  है  कि
 कांस्टिट्यूशन  में  जो  कुछ  लिखा  है  उसके
 मताबिक  बैन  होगा  ।  जहां  पर  ऐसा  नहीं  है  वहां
 लिखा  गया  है  कि  उन्हें  कर  देना  चाहिये  tT

 शो  बड़े  :  इस  से  कोई  समाधान  नहीं
 होगा  ।

 श्री  नन्‍दा  :  यूनियन  टेरिटरीज  में  कानून
 बनाया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 जानता  चाहते  हैं  कि  क्या  यूजलेस  कैटल  पर
 भीबेनहै  v

 शो  जगदेव  सिह  सिद्धान्ती  :  बलों  पर
 भी।

 थी  नन्‍्दा  :  ज॑सा  कॉंस्टिट्यूशन  में
 लिखा  है  वैसा  किया  जायेगा  ।

 ‘1811  hrs,
 STATEMENT  RE.  LOCATION  OF

 STEEL  PLANT
 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri

 T.  N.  Singh):  Government’s  think-
 ing  in  regard  to  the  pattern  of  steel
 production  during  the  Fourth  Plan  is
 firstly  an  expansion  of  the  existing
 plants  and  the  putting  up  of  one  in-
 tegrated  steel  plant  going  up  to  ॥*7
 Million  tonnes  production  at  Bokaro

 NOVEMBER  4,  966

 the  best  utilisation  of  available

 Plants  (St.)  1366,

 with  a  possibility  of  its  expansion
 later.  A  provision  has  been  made  for
 preliminary  work  on  new  sites  to  form
 the  nuclie  of  facilities  which  will  be
 developed  into  full-fledged  steel  plants
 later.

 Government’s  basic  abjectives  are
 re-

 sources  in  the  national  interest,  dis-
 persal  of  industry  for  the  greatest  pos-
 sible  development  of  all  regions  and
 the  spreading  of  employment  oppor-
 tunities  throughout  the  country.  The
 Government  of  India  are  aware  of  the
 widespread  desire  among  and  the  as-
 pirations  of  the  people  of  Andhra  Pra-
 desh,  Mysore  and  Madras  to  have  steel
 plants  located  suitably  in  their  areas
 to  utilize  iron  ore  deposits  found  in
 these  areas  or  nearby,  In  a  democra-
 tic  set-up  such  as  we  have  in  India
 it  is  obvious  that  the  wishes  of  the
 people  will  be  fully  taken  into  account
 in  making  decisions.  The  Prime  Min-
 ister  has  already  said  so  in  Hyderabad
 when  questioned  on  the  location  of
 future  steel  plants  in  India,

 It  must  be  realised  that  a  decision
 on  the  location  of  future  steel  plants
 is  a  very  complex  matter  involving  a
 number  of  economic,  technical  and
 other  considerations,  I  would  appeal
 to  Members  of  the  House  and  to  the
 public  in  general  to  have  patience
 and  to  give  an  opportunity  to  Govern-
 ment  to  consider  all  the  factors  in-
 volved  in  a  dispassionate  and  objective
 but,  nevertheless,  sympathetic  way.
 The  leaders  of  the  people  and  the
 party  to  which  I  have  the  privilege
 of  belonging  will  not  deny  justice  to
 any  part  of  the  country  while  acting
 completely  in  the  national  interest.

 Shri  Ranga  (Chittoor):  I  would
 like  to  know  whether  the  Government
 had  any  idea  of  implementing  the
 recommendations  made  by  the  techni-
 cal  consortium  in  addition  to  satisfy-
 ing  the  demands  of  other  are  as  also  in
 Madras  and  Mysore  in  regard  to  the
 steel  plants  because  I  do  not  know
 whether  I  have  heard  him  aright.  He
 does  not  seem  to  have  made  any  kind
 of  offer  to  assure  the  Andhras,


